भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न सं. 2971
सोमवार, 12 दिसम्‍बर, 2016/21 अग्रहायण, 1938 (शक)
वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) प्रमाण-पत्र जारी करना
2971. श्री दर्शन सिंह यादव:

श्रीमती रजनी पाटिल: 

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 

(क) वाहनों के लिए प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकृत अभिकरणों/प्राधिकरणों का ब्‍यौरा क्‍या है; 

(ख) ऐसे निकायों का राज्‍य-वार/संघ राज्‍य क्षेत्र-वार ब्‍यौरा क्‍या है;  

(ग) प्राधिकृत केन्‍द्रों द्वारा प्रदूषण नियंत्रणाधीन प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए तय की गई सामान्‍य अवधि तथा इसका पालन न करने वाले वाहनों पर लगाई जाने वाली शास्‍ति का ब्‍यौरा क्‍या है;
(घ) क्‍या प्रदूषण जॉच केन्‍द्रों में पर्याप्‍त उपकरण न होने तथा पी.यू.सी. मानदंड़ों का अनुपालन न करने वाले वाहनों से संबंधित घटनाएं प्रकाश में आई हैं; और
(ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्‍या सुधारात्‍मक कार्रवाही की गई है? 

उत्‍तर
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री
(श्री मनसुख एल. मांडविया)
(क) से (ग) : केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम सं. 115 (7) में यह उल्‍लेख किया गया है कि जिस तारीख को मोटर वाहन पहली बार पंजीकृत किया गया था, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्‍त होने के पश्‍चात् ऐसे प्रत्‍येक वाहन को राज्‍य सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया गया वैध ‘प्रदूषण नियंत्रणाधीन’’ प्रमाण-पत्र लेकर चलना होगा। प्रमाण-पत्र की वैधता छह माह के लिए होगी और प्रमाण-पत्र सर्वदा वाहन में लेकर चलना होगा और नियम 116 के उप-नियम (1) में उल्‍लिखित अधिकारियों द्वारा मांगे जाने पर उसे प्रस्‍तुत करना होगा। केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम सं. 116 (8) और 116 (9) में यह उल्‍लेख किया गया है कि पंजीकरण प्राधिकारी को जांच अधिकारी द्वारा यह रिपोर्ट कि वाहन मालिक ने सात दिनों की उक्‍त अवधि के भीतर पीयूसी प्रमाण-पत्र प्रस्‍तुत नहीं किया है, की प्राप्‍ति के पश्‍चात् पंजीकरण प्राधिकारी वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित कर देगा। वाहन के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के इस निलंबन पर मोटरयारन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अध्‍याय-V अथवा अध्‍याय V। के अंतर्गत वाहन के संबंध में स्‍वीकृत कोई भी परमिट तब तक निलंबित माना जाएगा, जब तक नया ‘प्रदूषण नियंत्रणाधीन’ प्रमाण-पत्र प्राप्‍त न कर लिया जाए। मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान विनियम, 1989 का कार्यान्‍वयन संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रों के ऊपर है।
(घ) और (ड.) : जी, नहीं। ऐसे, ऑन-रोड वाहनों को केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 116 के अधीन निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्‍यक होता है। ऑन रोड वाहनों के प्रदूषण स्‍तर की जांच सुनिश्‍चित करने के संबंध में मंत्रालय ने पीयूसी अपेक्षाओं के अनुपालन की जांच करने के लिए विशेष अभियान चलाने हेतु दिल्‍ली, हरियाणा, उत्‍तर प्रदेश और राजस्‍थान राज्‍यों के परिवहन आयुक्‍तों और पुलिस आयुक्‍तों को पत्र लिखा है।
****
